भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 1227
16.08.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर 
संसाधनों के सृजन हेतु लक्ष्‍य 
1227.
श्रीमती स्‍मृति जुबिन ईरानी :


क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(क)
बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे ने आन्‍तरिक और अतिरिक्‍त बजटीय संसाधन (आई ई बी आर) के सृजन के क्‍या-क्‍या लक्ष्‍य निर्धारित किए हैं; 

(ख)
क्‍या यह सच है कि निधियों की कमी की वजह से चालू और सर्वेक्षण संबंधी परियोजनाएं बाधित हो रही हैं;
(ग) 
यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में किए गए/किए जा रहे उपचारात्‍मक उपायों के साथ-साथ तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;
(घ) 
क्‍या रेलवे के पास अवसंरचनात्‍मक विस्‍तार करने के लिए निधियों का अभाव है; और 
(ड.) 
यदि हां, तो रेलवे द्वारा राजस्‍व सृजन में वृद्धि हेतु अथवा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक बजटीय आवंटन को निर्धारित करने के लिए वित्‍त मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्‍या-क्‍या हैं? 
उत्‍तर

रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी)
(क) से (ड़) : एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। 
*****
संसाधनों के सृजन हेतु लक्ष्‍यों के संबंध में दिनांक 16.08.2013 को राज्‍य सभा में श्रीमती स्‍मृति जुबिन ईरानी द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1227 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर से संबंधित विवरण 
(क) 12वीं पंचवर्षीय योजना में, रेलों के लिए 5,19,221 करोड़ रुपए का परिव्‍यय अनुमोदित किया गया था, जिसमें  स्‍त्रोतवार वित्‍तपोषण निम्‍नानुसार है:- 
(i) सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस)
- 1,94,221 करोड़ रुपए 
(ii) आंतरिक सृजन 


   
- 1,05,000 करोड़ रुपए 
(iii) अतिरिक्‍त बजटीय संसाधन 
   
- 2,20,000 करोड़ रुपए 
   

(बांड द्वारा – 1,20,000 करोड़ रु. एवं       
              
   सार्वजनिक निजी साझेदारी के जरिए–1,00,000 करोड़ रु. 
(ख) : जी हां। रेल मंत्रालय  ने योजना आयोग को 3,16,842 करोड़ रुपए के जीबीएस घटक सहित 5.48 लाख करोड़ रुपए के परिव्‍यय का प्रस्‍ताव किया था। योजना के आकार को घटाकर 5,19,221 करोड़ रुपए कर दिया गया है और जीबीएस वित्‍तपोषण को घटाकर केवल 1,94,221  करोड़ रुपए किया गया है। चूंकि जीबीएस द्वारा मुख्‍यत: नई लाइन, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन में निवेश को वित्‍तपोषित किया जाता है, जीबीएस में कमी से चल रही और नई परियोजनाएं प्रभावित होंगी। 
(ग) से (ड़) : भारतीय रेल के पास 01.04.2013 को 1.78 करोड़ रुपए के थ्रोफार्वड सहित पहले से स्‍वीकृत नई लाइन, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन परियोजनाएं का भारी बकाया है, जिसके लिए 12वीं योजना के प्रथम दो वर्षों में क्रमश: 9828 करोड़ रुपए और 9750 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। योजना के प्रथम दो वर्ष में 2012-13 (संशोधित अनुमान) में 52,265 करोड़ रु. का निवेश किया गया और 2013-14 के लिए 63,363 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है। मुख्‍यत: कम जीबीएस आबंटन के कारण निवेश में कमी हुई है। 2012-13 में (संशोधित अनुमान) 25,367 करोड़ रुपए का जीबीएस आबंटन और  2013-14 का (बजट अनुमान) के लिए 27,102 करोड़ रुपए है। तदनुसार 12वीं योजना के पहले 2 वर्षों में लक्ष्‍यों को कम करके नई लाइन के लिए 951 किमी, दोहरीकरण के लिए 1405 किमी और आमान परिवर्तन के लिए 980 किमी किया गया है जोकि 12वीं योजना के आनुपातिक लक्ष्‍यों से कम है।  

चूंकि संसाधन सीमित है, निष्‍पादन के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। रेलवे अनुमोदित योजना आकार के अनुसार आनुपातिक जीबीएस के बराबर लाने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर जीबीएस को बढ़ाने के लिए सरकार से लगातार अनुरोध भी कर रही है। रेल मंत्रालय ने भी जीबीएस के अलावा अतिरिक्‍त व्‍यवस्‍था के रूप में राष्‍ट्रीय परियोजनाओं के लिए भी धन की मांग की है। इसके अतिरिक्‍त, वित्‍तीय हालात को बेहतर करने और अधिकाधिक संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें ईंधन लागत वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए माल यातायात और यात्री किरायों के संशोधन से संबंधित ईंधन समायोजन घटक, व्‍यय नियंत्रण, लीजिंग द्वारा चल स्‍टाक का प्रापण आदि शामिल हैं। परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत भी निष्‍पादित किया जा रहा है। 
*****
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